
 Title:  Statement  regarding  Government  Business  for  the  week  commencing  the  12th  March  2001  and  submissions  made  by  the
 Members.

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (श्री  प्रमोद  महाजन)  :  अध्यक्ष  महोदय,  आपकी  अनुमति

 से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  सोमवार,  12  मार्च,  2001  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :-

 1.  राष्ट्रपति  के  अभिभाण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा।

 2.  ऊर्जा  संरक्षण  विधेयक,  2000  पर  विचार  और  पारित  करना।

 3.  भारतीय  विश्व  कार्यकलाप  परी  अध्यादेश,  2001  का  निरनुमोदन  चाहने  वाले  सांविधिक  संकल्प  पर  चर्चा  और  भारतीय  विश्व  कार्यकलाप  परिद  विधेयक,  2001  पर
 विचार और  पारित  करना।

 4.  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  जाने  के  पश्चात  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करना  :-

 (क)  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  अधिकारी  और  कर्मचारी  वेतन,  भत्ता,  छुट्टी  और  पेंशन  विधेयक,  1994

 (ख)  उच्चतम  न्यायालय  अधिकारी  और  कर्मचारी  वेतन,  भत्ता,  छुट्टी  और  पेंशन  विधेयक,  1994

 5.  at  2001-02  के  लिए  रेल  बजट  पर  सामान्य  चर्चा।

 6.  निम्नलिखित  मांगों  पर  चर्चा  और  मतदान  तथा  उससे  संबंधित  विनियोग  विधेयकों  पर

 पुर:  स्थापन,  विचार  और  पारित  करना  :-

 (क)  वा  2001-02  के  लिए  लेखानुदान मांगें  (रेल)

 (ख)  वा  2000-01  के  लिए  अनुपूरक मांगें  (रेल)

 SHRI  KIRIT  SOMAIYA  (MUMBAI  NORTH  EAST):  Sir,  the  following  items  may  be  included  in  the  next  week's
 agenda:-

 i.  Need  to  discuss  the  National  Slum  and  Housing  Policy.
 ii.  Need  to  discuss  the  Power  Sector  reforms.

 ...(Interruptions)

 PROF.  UMMAREDDY  VENKATESHWARLU  (TENALI):  Sir,  the  following  items  may  be  included  in  the  next  week's
 agenda:-

 i.  The  erosion  of  land  at  the  tidal  bank  of  Bay  of  Bengal  in  'Diviseema'  area  of  Krishna  District  in  Andhra
 Pradesh  and  the  consequent  threat  to  the  habitations  and  the  properties  of  the  people  and  the  need  for
 construction  of  RC  walls  on  the  bank.

 ii.  The  plight  of  handloom  workers  in  Andhra  Pradesh  due  to  stiff  competition  with  mill  cloth  and  the  request
 for  opposing  certain  recommendations  in  'Satyam  Committee’  report,  and  also  earmarking  certain
 varieties  of  cloth  only  for  handloom  sector.

 श्री  इरीभाऊ  शंकर  महाले  (मालेगांव)  :  महोदय.  अगले  सप्ताह  में  निम्नलिखित  विय  शामिल  किए  जाएं-

 1.  महाराष्ट्र  सरकार  ने  आदिम  जाति  और  अनुसूचित  जाति  के  संरक्षण  के  लए  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  के  पास  मंजूर  करने  के  लिए  विधेयक  भेजा  है।

 2.  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बाजार  हस्तक्षेप  योजना  द्वारा  प्याज  की  खरीद  की,  उसमें  घाटा  आया।  65  करोड़  रुपए  में  आधा  घाटा  केन्द्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  को  देना
 है।

 प्रो.  रासा  सिंह  रावत  (अजमेर)  :  अध्यक्ष  जी,  कृपया  आगामी  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्न  वियों  को  सम्मिलित  कर  कृतार्थ  करें  :-

 1.  राष्ट्रीय  जल  नीति  बनाकर  एक  से  अधिक  राज्यों  में  बहने  वाली  नदियों  के  पानी  को  राषट्रीय  सम्पत्ति  मानकर  संबंधित  राज्यों  को  उनका  हिस्सा  दिये  जाने  की  आ
 वश्यकता।

 2.  विदेशी  आयातित  वस्त्रों  को  भारत  में  आने  से  रोकने  के  लिए  रेडीमेड  (गारमेंट  इकाइयों)  एवं  ब्रांडेड  सिले-सिलाए  कपड़ों  पर  बढ़ाए  गये  16  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क
 को  वापस  लिये  जाने  की  आवश्यकता।



 श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  (गिरिडीह)  :  अध्यक्ष  जी,  आगामी  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  विषयों  को  जोड़ने  की  कृपा  की  जाए:-

 1.  सेंट्रल  कोल फिल् डस  लिमिटेड  एवं  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  द्वारा  कोयले  की  खुदरा  बिक्री  हेतु  फुटकर  कोयला  विक्रेताओं  के  लिए  कोयले  की  मासिक  आ
 वंटन  करने  की  अपेक्षा,  ताकि  झारखंड  राज्य  में  कोयले  की  कालाबाजारी  पर  प्रतिबंध  लगे  और  उपभोक्ताओं  को  जलावन  कोयले  की  आपूर्ति  उचित  ढंग  से  की
 जा  सके।

 2.  झारखंड  राज्य  में  लघु  उद्योगों  को  सेंट्रल  कोल फिल् डस  लिमिटेड  एवं  बी.सी.सी.एल  द्वारा  मांग  के  अनुसार  कोयले  का  आवंटन  एवं  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  की
 अपेक्षा |

 श्री बालकृष्ण चौहान  (घोसी)  :  अध्यक्ष  जी,  आगामी  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  विषयों  को  रखने  की  कृपा  की  जाए:-

 1.  निजी  उद्यमों  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  कर्मियों  की  भर्ती  हेतु  आरक्षण  व्यवस्था  लागू  करने  के  लिए  सदन  में  चर्चा
 करायी  जाए।

 2.  स्वास्थ्य  विभाग  के  अंतर्गत  कार्यरत  मात्र  50  रुपया  मासिक  मानदेय  पर  कार्य  करने  वाले
 3.  "ग्रामीण  जन  स्वास्थ्य  रक्षकोंਂ  को  पूर्ण  वेतन  पर  नियुक्त  करने  हेतु  संसद  में  चर्चा  करायी  जाए।

 SHRI  SUNIL  KHAN  (DURGAPUR):  Sir,  the  following  items  may  be  included  in  the  next  week's  agenda:-

 i.  Revival  of  six  closed  public  sector  undertakings  like  MAMC,  RIC,  Wage  Board,  National  Instrumentation,
 Tannery  and  Footwear,  National  Bicycle  Corporation  of  India  and  also  revival  of  BOGL,  HFC!  Durgapur
 unit,  and  other  units  of  HFCI  and  FCI,  Alloy  Steel  Plant,  Durgapur  and  other  PSUs.

 ii.  Non-payment  of  wages  in  HSCL  Durgapur  unit  and  other  PSUs.

 ...(Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  This  will  not  go  on  record.

 (Interruptions)
 *

 *  Not  Recorded

 12.09  hrs.


